भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1839
06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ
विषय:
खाद्यान्नों का औसत बाज़ार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य
1839. श्री मो॰ नदीमुल हकः 
क्या कृषि एवंकिसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार की स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागू करने की कोई योजना है;

(ख) 
गत कुछ वर्षों के दौरान अनिवार्य वस्तुओं के औसत बाज़ार मूल्य और दिए जाने वाले एमएसपी का ब्यौरा क्या है; और
(ग) 
क्या किसान उच्च एमएसपी के कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्यान्न बेच रहे हैं जिसके कारण बफर स्टॉक में वृद्धि और बाज़ार में इनकी उपलब्धता में कमी हो रही है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री
(श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क): सरकार कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर सभी अधिदेशित फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) निर्धारित करती है। डॉ. एम. एस. स्‍वामीनाथन की अध्‍यक्षता वाले राष्‍ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) ने यह सिफारिश की है कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) भारित औसत उत्‍पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। वर्ष 2018-19 के केन्‍द्रीय बजट में एमएसपी को उत्‍पादन लागत के डेढ़ गुणा स्‍तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों हेतु अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों में वृद्धि की है।
(ख): कृषि उत्‍पाद के मूल्‍य दैनिक आधार पर बाजार में आपूर्ति और मांग की स्‍थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। सरकार की मूल्‍य नीति का लक्ष्‍य किसानों के उत्‍पादों को एमएसपी पर खरीदकर उन्‍हें लाभकारी मूल्‍य उपलब्‍ध कराना है। तथापि, किसान एमएसपी पर अपने उत्‍पादों को सरकारी खरीद एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो,बेचने के लिए स्‍वतंत्र हैं।  
अनिवार्य कृषि जिन्‍सों जैसेकि धान, गेंहूँ एवं दलहनों के औसत वार्षिक थोक मूल्‍य एवं एमएसपी के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।
(ग): अनाजों के मामलें में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्‍य नामित राज्‍य सरकारी एजेंसियां किसानों को मूल्‍य समर्थन प्रदान करती है। राज्‍य सरकार, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से मोटे अनाजों की खरीद करती है तथा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खरीदी गई संपूर्ण मात्रा का वितरण करती है।
गेहूँ और धान के लिए खरीद नीति ओपेन एंडेड है। इस नीति के तहत, किसानों द्वारा जो कुछ भी गेहूँ और धान उपलब्‍ध कराया जाता है, निर्धारित आवधि के भीतर और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्‍टताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम तथा अन्‍य नामित राज्‍य सरकारी एजेंसियों द्वारा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीद लिया जाता है। तथापि, यदि उत्‍पादक/किसान को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की तुलना में बेहतर मूल्‍य प्राप्‍त होता है, वे अपने उत्‍पादों को खुले बाजार में बेचने को स्‍वतंत्र होते हैं जो भी उनके लिए लाभप्रद हो। 
चूंकि, सरकार ने एक ओपेन एंडेड खरीद नीति को अपनाया है अत: केंदीय पूल में उपलब्‍ध वास्‍तविक स्‍टॉक सामान्‍यत: सरकार के खाद्यान्‍न भंडारण मापदंडों से ऊपर रहता है। 
अनुबंध
दिनांक 06.03.2020 को देय राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1839 के भाग (ख) के उत्‍तर के संबंध में उल्‍लिखित अनुबंध
(रू./क्‍विंटल)

	क्र.सं.
	जिन्‍स
	किस्‍म
	न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य
	औसत थोक मूल्‍य

	
	
	
	2017-18
	2018-19
	2019-20
	2017-18
	2018-19
	2019-20*

	 
	खरीफ फसलें
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	धान
	सामान्‍य
	1550
	1750
	1815
	1694
	1703
	1811

	 
	 
	ग्रेड‘ए’
	1590
	1770
	1835
	-
	-
	-

	2
	अरहर (तूर)
	 
	5450
	5675
	5800
	4371
	4377
	5556

	3
	मूंग
	 
	5575
	6975
	7050
	5283
	5559
	6536

	4
	उड़द
	 
	5400
	5600
	5700
	5771
	4977
	5962

	
	रबी फसलें#
	
	
	
	
	
	
	

	5
	गेहूँ
	 
	1735
	1840
	1925
	1924
	2086
	2222

	6
	चना
	 
	4400
	4620
	4875
	5579
	4480
	4665

	7
	मसूर (लेंटिल)
	 
	4250
	4475
	4800
	4452
	4170
	4981


*2019-20 का औसत थोक मूल्य अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक का औसत है
# रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2018-19 हेतु 2017-18 की रबी फसलों के लिए एमएसपी, आरएमएस 2019-20 हेतु 2018-19 के लिए एममएसपी; आरएमएस 2020-21 हेतु 2019-20 के लिए एमएसपी
स्रोत: अर्थ एवं सांख्‍यिकी निदेशालय
*****
